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तमिलनाडु जेनेरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड 
द्वारा एसएसआई के धन को रोक कर रखा जाना 
2166. 
श्री सालिम अन्सारीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) 
क्या यह सच है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के औद्योगिक परिदृश्य का 
आधार है और सरकार ने एमएसएमई के लिए व्यवसाय करना सुगम बनाया है, यदि हां, तो 
तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या सरकार को तमिलनाडु जेनेरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएनजीडीसी) द्वारा 
एसएसआई इकाइयों के करोडों रुपये रोककर रखने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और 
(ग) 
यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एसएसआई 
इकाइयां वित्तीय रूप से धाराशायी न हों?
उत्‍तर
सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम राज्‍यमंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)
(1) 
जी, हां। मंत्रालय ने व्यवसाय करने की सरलता में मदद करने और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बहुत सी पहलें की हैं। इन पहलों में उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के रूप में व्यवसाय के पंजीकरण की आसानी, रुग्ण एमएसएमई के पुनरुज्जीवन की रूपरेखा, एस्पायर योजना के जरिये ग्रामीण उद्यमिता में नवोन्‍मेष को बढ़ावा देने, परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
(2) 
तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 11 एमएसई इकाइयों ने तमिलनाडु के सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) में संदर्भ दाखिल किए हैं। तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड के पास लगभग 690.94 लाख रुपये की बकाया राशि है।
(3) 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार एमएसई को विलंबित भुगतान के मामले को सुलझाने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) गठित किए गए हैं।
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